भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 2304
(जिसका उत्तर 06 दिसम्बर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है)
शिक्षा ऋण के चूककर्ता
2304.	डॉ. कनवर दीप सिंह:
	क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)	क्या शिक्षा ऋण नहीं चुकाने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है; 
(ख)	यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी क्या स्थिति रही है; 
(ग)	उक्त स्थिति में सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ)	वर्ष 2012-15 के दौरान उक्त संबंध में प्राप्त और मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या क्या थी? 
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) और (ख): जी, हां। रोजगार पाने में छात्र उधारकर्ताओं की अक्षमता या भुगतान प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त आय शिक्षा ऋण में चूक के कारणों में मुख्य है। कुछेक मामलों में पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात विद्यार्थियों का पता लगाने में बैंकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इरादतन चूक का मामला भी है।
	विगत तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में शिक्षा ऋण से संबंधित अनर्जक आस्तियों की स्थिति निम्नानुसार है:
करोड़ रुपए में
	की स्थिति के अनुसार
	बकाया शिक्षा ऋण
	एनपीए स्थिति
	एनपीए की प्रतिशतता

	31.03.14
	58551.10
	3389.52
	5.79

	31.03.15
	61259.29
	3670.99
	5.99

	31.03.16
	68613.31
	4763.70
	6.94

	स्रोत: आरबीआई



(ग): वर्ष 2015 में आईबीए मॉडल योजना में संशोधन किया गया है जहां पाठ्यक्रम + 1 वर्ष को चुकौती अवकाश/अधिस्थगन बनाया हुआ है। बैंक अल्परोजगार/बेरोजगार की अवधि, जैसे ऋण की समयावधि के दौरान दो या तीन बार (एक समय में अधिकतम 6 महीना) को ध्यान में रखते हुए अधिस्थगन की अतिरिक्त समयावधि प्रदान कर सकता है।
		देय समान मासिक किस्त (ईएमआई) के सभी मामलों को कम करने के लिए भुगतान की समयावधि को 15 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।
		इसके अलावा, भारत सरकार ने 7.50 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफईएल) शुरु की है। यह निधि चूक की निधि का 75 की सीमा तक गारंटी प्रदान करती है।
(घ): गत तीन वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर किए गए शिक्षा ऋण की संख्या निम्नानुसार है:
	2012-13
	2013-14
	2014-15

	380492
	353613
	295637


स्रोत: आईबीए
*****
